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HARYANA GOVT GAZ ), NOV. 27, 1984 (AGHN . 6 , 1906 SAKA ) 


[ PART I 


सं . पो.वि /एफ.डी./ 176-84140065.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि म . बिटकेम इन्डिया 12 इन्उस्ट्रीयल 
एरिया एन.आई. टी . फरीदाबाद के श्रमिक श्री सन बुझारन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस मेंइस के बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है । 


५ 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 


इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस को द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 15-3 - श्रम-68/ 15 2 5 4, दिनांक 20 
जुन , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी.श्रम - 88-- श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामुला है : -- 

क्या श्री राम बुझारत की सेवानों का समापन न्यायोचित नथा ठीक है? यदि नहीं , तो वह किम राहत का हकदार है ? 


बी पी सहगल , 


संयुक्त सचिंत्र , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


दिनांक 6 नवम्बर , 1984 


-- 


सं ० प्रा ० वि ०/अम्बाला / 31 --ए- 82.2 0147 .--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अोरियन्टल माईस 
ए प्रेटिस वर्कशाप अम्बाला कैंट के श्रमिक श्री गाम लाल तथा उसके प्रबन्ध को के मध्य इसमें इसके बाद लिखित नामले में कोई 
प्रोयोगिक विवाद है ; 

प्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यराल इस विवा को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3 ( 44 )-34-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1981 , 
धारा उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन गरित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों । तया श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद में सुसंगत 
अपवा सम्बन्धित मामला है : 

- मा. श्री.माम तालःकी सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? . 

सं ० प्रो० वि ० अम्बाला/30-32/ 40153.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० प्रोरियन्टल साईस एप्रेटिस 
वर्कशाप अम्बाला कैट, के श्रमिक श्री हेन राज गर्मा या उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवान है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रक, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, .1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुरे , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वामा सरकारी अधिस चना सं. 3 ( 44 ) 84-3- श्रम ,दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
द्वारा प्रधिनियम की धारा 1 के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादास्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायति के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बोब या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 
क्या श्री हेम राजा शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 16 नवम्बर, 1984 
सं . ओ. वि. हिसार 15-83/ 41005 --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै, हरिगणा राज्य परिवहन , 
भिवानी , के श्रमिक श्री मेहरसिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णम हैत, निर्दिष्ट करना वांछनीग समन्नते हैं , 


- 
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इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 
नवम्बर, 1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं . 3364 - ए. एस. प्रो . ( ई) अम-70/ 1348.दिनांक 8 मई, 1970 द्वार। उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधोन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नो निवा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है : 
क्या श्री मेहर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एम ० सेठ , 
वित्ता युक्त एवं सचिव, 

हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 
दिनांक 13 नवम्बर, 1984 
सं ० प्रो. वि ./ यनुन/59/ 84/ 40755.--- चूंकि । हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै. कार्यकारी अभियन्ता, सव 
अरवन डिविनन , हरियाणा राज्य बिजली बोर नजदीक रधुनाथ मन्दिर, यमुनानगर गोड, जगाधरी मैलर्ज मुख्य अभियन्ता , हरियाणा 
राज्य बिजली बोर्ड सेक्टर 17 चंडीगढ़ ( माप्रगन ) के श्रमिक श्री राम करण या उसके प्रबन्धकों के मन इसमें इसके 
वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 
पौर चूंकि हरिराणा के राज्यपाल विवाद को 

विग्यनिर्णय हेतु निविष्ट मला वांछनीय समझते है 
इसलिए , अत्र, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1937, की धारा 10 को उमनारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 3(44). 34-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 , द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादप्रज्ञा या उससे सम्बन्धि तो लिवा मामना न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको या अमिक के बीच या तो विवाद मामला है यः विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


F 


.. 


P. 


क्या श्री राम करग को सेवाओं का समापन चायोचित नया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किप राहत का हकदार है ? 


दिनांक 19 नवम्बर , 1984 


मं . प्रो.वि.एफ.डी./148-84/41195 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै.कोरो क्राफ्ट फुटवियर प्रा . लि . 
16/2,फरीदाबाद , के श्रमिक श्री मुनेश प्रपाद तथा उसके प्रवन्त्रों के मध्य इसने इसके बाद निया मामले में कोई प्रोयो गिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धार* 10 को उपधारा ( 1 ) के खाड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा गरमागे अधिपुनमा मं. ५* 5-3 - NT G9 /15254; दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचन . सं. 11425 -जी -श्रम - श्रम-5 7/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उन से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उन प्रबन्धको तया श्रमिक के बोत्र घा तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री मुनेश प्रसाद को सेवाओं का समापन न्यायोचित तयाठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


वी . पी . सहगल , 


संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 


